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परिचय
पंचायत उपबंध (अनुसूिचत क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसे सामान्यतः पेसा 

अधिनियम, 1996 (PESA Act) के नाम से जाना जाता है, को पांचवी ंअनुसूची के 
अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को संविधान के 73वें संशोधन 

द्वारा लागू पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया 
गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राम सभाओ ंऔर उपयुक्त स्तर की पंचायती संस्थाओ ं
को पेसा के अंतर्गत अतिरिक्त शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए गए ताकि वे अपनी 
पारंपरिक शासन प्रणाली के तहत प्राप्त अधिकारो ंको जारी रख सके.

ग्राम सभाओ ंको इन अतिरिक्त शक्तियो ंऔर अधिकारो ंका प्रयोग करने में सक्षम बनाने के 
लिए अधिकांश राज्यों ने पिछले 15 वर्षों में अपने-अपने पेसा नियम बनाए हैं और उन्हें लागू 
करने की प्रक्रिया में हैं। कुछ ग्राम सभाएं और पंचायतें इन नियमो ंके अनुरूप अपने अधिकारो ं
का प्रयोग करना भी शुरू कर चुकी हैं। हालांकि, पेसा नियमो ंके अनुसार पारंपरिक शक्तियो ं
का उपयोग कई बार लिखित न होने के कारण बाहर नही ंआ पाता हैं और बाकि लोगो के 
साथ साँझा भी नही ंहो पाता है

देश में, कई पेसा ग्राम सभाओ ंद्वारा किए जा रहे उत्कृ ष्ट कार्यों को सामने लाने के लिए और 
अन्य पेसा क्षेत्रों की ग्राम सभाओ ंको प्रेरित करने के उद्देश्य से — ताकि वे भी पेसा अधिनियम 
के अनुरूप अपने अधिकारो ंका प्रयोग कर सकें  — पंचायती राज मंत्रालय ने ट्रां सफॉर्म रूरल 
इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से पेसा राज्यों से श्रेष्ठ पहल एवं कहानियो ं को एकत्र करने का 
निर्णय लिया. इसी उद्देश्य से 13-14 मई 2025 को पुणे स्थित यशदा (YASHADA) में एक 
राष्ट्री य राइट-शॉप (Write-shop) का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 10 पेसा राज्यों के 
प्रतिनिधियो ंने भाग लिया। इस राइट-शॉप में राज्यों के प्रतिनिधियो ंको यह बताया गया कि वे 
अपनी श्रेष्ठ पहल को किस प्रकार संरचित करें  और उन्हें ऐसी भाषा और रूप में प्रस्तुत करें  
जिसे अन्य ग्राम सभाएं भी आसानी से समझ सकें ।

इस प्रयास के फलस्वरूप पेसा अधिनियम से जुड़े विभिन्न विषयो ंपर 30 से अधिक श्रेष्ठ पहल 
एवं कहानियां प्राप्त हुईं — जैसे कि ग्राम सभा का सशक्तिकरण, सामुदायिक संसाधनो ंका 
प्रबंधन, लघु खनिज, लघु वन उपज, लघु जल निकायो ंका संरक्षण, मादक पदार्थों की बिक्री व 
उपभोग को नियंत्रित करना, भूमि अधिग्रहण, भूमि के हस्तांतरण को रोकना, तथा पारंपरिक 
विवाद समाधान प्रणाली। सभी कहानियो ंएक संपादकीय टीम द्वारा और अधिक परिष्कृ त 
किया गया तथा एक चित्रण टीम ने इन्हें दृश्य रूप से आकर्षक बनाया है, जो अब आपके 
सामने श्रेष्ठ प्रथाओ ंके संकलन (Compendium of Best Practices) के रूप में प्रस्तुत है।

इस संकलन का उद्देश्य है कि ग्राम सभाओ ं और राज्यों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान 
सुनिश्चित किया जा सके और पेसा अधिनियम के भविष्य के कार्यान्वयन के लिए एक मार्गदर्शन 
उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि राज्य की नीतियाँ स्थानीय ज्ञान 
और अनुभवो ंसे प्रभावित हो।ं

यह संकलन पेसा क्षेत्रों के प्रितिनिधि , राज्य सरकारो,ं पंचायती राज मंत्रालय की टीम एवं 
ट्रां सफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन की तकनीकी टीम के सतत प्रयासो ं का परिणाम है, 
जिनकी सूची इस संकलन के अंत में दी गई है।

इस संकलन का 
उद्देश्य है कि ग्राम 
सभाओ ंऔर राज्यों के 
बीच ज्ञान का आदान-
प्रदान सुनिश्चित किया 
जा सके और पेसा 
अधिनियम के भविष्य 
के कार्यान्वयन के लिए 
एक मार्गदर्शन उपलब्ध 
कराया जा सके। साथ 
ही यह भी सुनिश्चित 
करना कि राज्य की 
नीतियाँ स्थानीय 
ज्ञान और अनुभवो ंसे 
प्रभावित हो।ं
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ग्राम सभा का 
सशक्तिकरण एवं 

सुदृढ़ीकरण

1

पेसा अधिनियम की धारा 4 (घ)- प्रत्येक ग्राम सभा लोगो ंकी 
परंपराओ ंऔर रूढ़ियो ं, उनकी सांस्कृ तिक पहचान, समुदाय 
के संसाधनो ं और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का 
संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी।

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड़ ) - प्रत्येक ग्राम सभा –

(i) सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओ,ं 
कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ंका इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर 
पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओ,ं कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ं
को कार्यान्वयहन के लिए हाथ में लिया जाए, अनुमोदन 
करेगी। 

ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमो ं के अधीन 
हिताधिकारियो ं के रूप में व्यक्तियो ं की पहचान या उनके 
चयन के लिए उत्तरदायी होगी ।

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड )(iv) में उपयुक्त स्तर की 
पंचायतो ंऔर ग्राम सभाओ ंको ग्राम बाजारो ंका, चाह वे किसी 
भी नाम से ज्ञात हो,ं प्रबन्ध करने की शक्ति प्रदान की गई है।
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हिमाचल प्रदेश

काजा ग्राम 
सभा के 
सदस्यों को 
हिमाचल 
प्रदेश पेसा 
नियमो ंके 
तहत दिए 
गए प्रावधानो ं
में आशा 
की किरण 
दिखाई दी

काजा बाजार का प्रबंधन करने 
की ग्राम सभा की एक पहल

परिचय
काजा ग्राम पंचायत ने स्थानीय बाजार की कार्यप्रणाली और शासन में सुधार करने की दिशा में 
एक सक्रिय और संरचित कदम उठाया है। स्पीति घाटी में बढ़ते पर्यटन और बाजार संचालन को 
सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता को समझते हुए, इसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में 
एक सक्रिय और संरचित कदम उठाया है।

पृष्टभूमि
यह कहानी हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक में 3625 मीटर की ऊंचाई 
पर स्थित ग्राम पंचायत काजा की है। यह ग्राम पंचायत उपबंध (अनुसूिचत क्षेत्रों पर विस्तार) 
अधिनियम, 1996 (पेसा) के अंतर्गत आती है। काजा ग्राम पंचायत भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण 
क्षेत्र में स्थित है, जहां सर्दियो ंके मौसम में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि 
गर्मियो ंका मौसम काफी सुखद होता है। गर्मियो ंके इस अनुकूल मौसम के कारण, हाल के दिनो ं
में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियो ंमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जैसे-जैसे अधिक पर्यटक आने 
लगे, स्थानीय बाजार का आकार और दायरा भी बढ़ता गया। गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगो ं

ने अब पंचायत क्षेत्र में अपनी-अपनी 
दुकानें खोल ली हैं।

पहल और उसके प्रभाव
गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगो ं के 
आने से स्थानीय संस्कृ ति पर भी असर 
पड़ा है, उदाहरण के लिए, दुकानो ंका 
देर रात तक खुला रहना और शोर का 
स्तर बढ़ना अब आम बात हो गई है। 
इन सभी कारको ंको ध्यान में रखते हुए, 
काजा ग्राम सभा के सदस्यों को विशेष 

रूप से हिमाचल प्रदेश पेसा नियम, 2011 के तहत दिए गए प्रावधानो,ं हिमाचल प्रदेश पंचायती 
राज अधिनियम, 1994 की धारा 97-(झ)और हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 
2011 के नियम 19(2) के तहत दिए गए प्रावधानो ं के तहत उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी। 

इन प्रावधानो ंके तहत ग्राम सभा द्वारा बाज़ार विनियमन समिति के गठन की अनुमति देने का 
प्रावधान किया गया हैं। प्रभावी स्थानीय शासन और सहभागितापूर्ण संसाधन प्रबंधन के हित में, 
ग्राम पंचायत काजा द्वारा बाज़ार विनियमन समिति (एमआरसी ) के गठन को अधिसूचित किया 
गया है। एमआरसी में 23 सदस्य होते हैं (जिसमें एमआरसी के अध्यक्ष ग्राम पंचायत प्रधान भी 
शामिल हैं), जिसमें 8 सदस्य महिलाएँ (1/3) होती हैं जिन्हें ग्राम सभा द्वारा नामित किया जाता है। 
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अतीत में, ग्राम पंचायत काजा का 2014 से काजा स्थित  स्थानीय गैर सरकारी संघठनो के साथ मिलकर काम करने का एक लंबा 
इतिहास रहा है, जिसने पंचायत को कई मोर्चों पर मदद की है और समय-समय पर अपनी राय और सलाह दी है। उपरोक्त कर्तव्यों 
को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय महिला मंडल भी एमआरसी में शामिल हो गया और दिनांक: 20 अप्रैल 2025, समय: सुबह 11:00 
बजे, स्थान: पंचायत घर, काजा, अध्यक्ष: श्रीमती सोनम डोलमा, बाजार विनियमन समिति की अध्यक्ष-सह-ग्राम पंचायत प्रधान, काजा 
के नेतृत्व में बाजार विनियमन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बाजार अनुशासन और 
प्रबंधन में सुधार करना।

स्थानीय विक्रे ताओ ंऔर 
उद्यमियो ंके लिए आजीविका 
के अवसरो ंको बढ़ाना।

यह सुनिश्चित करना कि बाजार 
स्थानीय परंपराओ,ं पर्यावरणीय 
बाधाओ ंऔर आर्थिक 
आवश्यकताओ ंका सम्मान 
करते हुए कार्य करे।

इस पहल के पीछे मुख्य 
उद्देश्य निम्न हैं: 

प्रस्ताव के अनुसरण में, काजा बाजार के कामकाज की देखरेख और 
मार्गदर्शन के लिए बाजार विनियमन समिति (एमआरसी) का गठन 
किया गया है। समिति एक समर्पित निकाय के रूप में कार्य करेगी जो 
निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

	 बाजार संचालन में पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित 
किया जाना।

	 स्टॉल आवंटन को विनियमित करना और विक्रे ताओ ंके 
रिकॉर्ड बनाए रखना।

	 मूल्य निर्धारण की निगरानी करना और शोषण या 
एकाधिकार को रोकना।

	 बाजार परिसर में स्वच्छ और टिकाऊ प्रथाओ ंको बढ़ावा 
देना।

	 विक्रे ताओ ंऔर उपभोक्ताओ ंदोनो ंकी शिकायतो ंका 
समाधान करना।

मुख्य कार्यवाहियाँ और निर्णय जो उपस्थित सदस्यों के बहुमत 
द्वारा तथा किए गए मतदान के आधार पर लिए गए:

	 दुकानो ंका पंजीकरण: बाजार विनियमन समिति 
काजा गांव की सभी दुकानो ंका पंजीकरण करेगी।

	 कुशल कामगारो ंका पंजीकरण: समिति पेंटर, 
बढ़ई (फर्नीचर श्रमिक), टाइल श्रमिक, प्लंबर और 
इलेक्ट्रीशि यन आदि सहित सभी कुशल कामगारो ं
का भी पंजीकरण करेगी।

	 दर की घोषणा: सभी पंजीकृत कामगारो ं को 
सेवाओ ंके लिए अपनी मानक दरें  प्रस्तुत करनी 
होगंी, जिनकी समीक्षा की जाएगी और पूरे गांव में 
उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए तय 
किया जाएगा।

	 कैफ़े  के पास आचरण: कैफ़े  मालिको ंको सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने में मदद करने के 
लिए अपने परिसर के आस-पास धूम्रपान और शराब के सेवन को प्रतिबंधित करने का सख्त अनुदेश दिया गया है।

	 कूड़ेदान की व्यवस्था: काजा बाजार क्षेत्र की प्रत्येक दुकान को अपनी दुकान के बाहर दो कूड़ेदान रखने होगें - एक 
सूखे कचरे के लिए और दूसरा गीले कचरे के लिए, ताकि कचरे को उचित तरीके से अलग-अलग किया जा सके और 
स्वच्छता को बढ़ावा मिले।

	 सड़को ंपर कोई अवरोध न हो: दुकानदारो ंको सड़को ंपर अपना सामान प्रदर्शित करने से मना किया गया है, 
ताकि लोगो ंकी आवाजाही के लिए रास्ते साफ रहें और पैदल यात्रियो ंकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। परीक्षण के आधार 
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हिमाचल प्रदेश की जनजाति और सुदूर क्षेत्र लाहौल और स्पीति में स्थित काजा पंचायत की बाजार विनियमन समिति (मार्के ट रेगुलेटिग 
कमेटी) को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में कई चुनौतियो ंका सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियो ंमें निम्न शामिल हैं:

पूर्व में जिला प्रशासन व्यापार मंडल और अन्य विभागो ंके साथ मिलकर बाजार के स्थानीय मामलो ंकी योजना बनाता था और उसका 
प्रबंधन करता था तथा बाजार से शुल्क और कर के रूप में राजस्व प्राप्त करता था, लेकिन अब बाजार विनियमन समिति के गठन 
के पश्चात स्थानीय व्यापार मंडल, जिनमें से अधिकांश गैर-जनजातीय लोग  हैं, एमआरसी के साथ सहयोग करने से कतराते हैं। 
वे पंचायत/एमआरसी के नियमो ंका पालन नही ंकरते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर विवाद होता है। जिला प्रशासन और 
अन्य संबंधित विभागो ंके पास उचित जानकारी नही ंहै और वे बाजार विनियमन के संबंध में पेसा अधिनियम और नियमो ंके तहत 
गठित एमआरसी की कानूनी शक्तियो ंको स्वीकार नही ंकरते हैं। जिला प्रशासन स्थानीय एमआरसी की राय और परामर्श के बिना 
एमआरसी के समानांतर अपनी शक्तियो ंऔर शासन का प्रयोग करता है।

समिति अक्सर पंचायत के सीमित कर्मचारियो ं और 
वित्तीय संसाधनो ं के साथ काम करती है, जो प्रभावी 
निगरानी, मूल्य निर्धारण नीतियो ंके प्रवर्तन और व्यापारियो ं
और उपभोक्ताओ ंके बीच संघर्ष समाधान को प्रतिबंधित 
करती है। स्थानीय व्यापार की पारंपरिक और अनौपचारिक 
प्रकृति  के कारण, अक्सर विनियमन का प्रतिरोध होता है, 
उचित लाइसेंस�िग का अभाव होता है, तथा अनियमित मूल्य 
नियंत्रण होता है, जिससे एमआरसी के लिए अतिरिक्त 
बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

काजा क्षेत्र में, बाजार को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए एमआरसी की सहायता करने के लिए आबकारी निरीक्षको,ं 
खाद्य निरीक्षको,ं तौल और मानक अधिकारियो ंजैसे उचित कानूनी कर्मचारियो ंकी कमी होती है। पंचायत सचिव एमआरसी के 
नियमो ंऔर अनुशंसाओ ंको जमीनी स्तर पर लागू करने में अनिच्छु क हैं क्योंक�ि उन्हें जिला प्रशासन से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता 
होती है। स्थानीय त्यौहार के आयोजन के समय, जिला प्रशासन ने बाजार और अन्य क्षेत्रों पर पूरा नियंत्रण कर लिया और स्थानीय 
निकायो ंको दरकिनार कर दिया। इन चुनौतियो ंका सामना करने हेतु काजा में एक निष्पक्ष और कुशल बाजार सुनिश्चित करने के लिए 
आधारभूत संरचना के विकास, बेहतर रसद सहायता, स्थानीय अधिकारियो ंकी क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

काजा में, ग्राम सभा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97-(झ)और हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्रों तक 
विस्तार) नियम, 2011 के नियम 19(2) के तहत सीधे इस शक्ति का प्रयोग किया, ताकि एक बाजार विनियमन समिति (एमआरसी) 
का गठन किया जा सके, जो पेसा के तहत परिकल्पित और वैध संरचना है। पेसा अनुसूचित क्षेत्रों में बाजारो ंके प्रबंधन और विनियमन 
के लिए ग्राम सभा के अधिकार को मान्यता देता है। काजा ग्राम पंचायत द्वारा एमआरसी का गठन इस शक्ति का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। 
दुकानो ंऔर कुशल मजदूरो ंका पंजीकरण, मूल्य विनियमन, और दुकानदारो ंऔर कैफे मालिको ंके लिए आचरण नियमो ंका प्रवर्तन 

पर एक घंटे का कर्फ्यू लागू किया जाएगा। वाहन प्रवेश प्रतिबंध (शाम 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक): आपातकालीन वाहनो,ं 
पानी के टैंकरो ंऔर एसएडीए वाहनो ंको छोड़कर सभी प्रकार के वाहनो ंके लिए शाम 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक बाजार 
में प्रवेश बंद रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य इन व्यस्त घंटो ंके दौरान भीड़भाड़ को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है।

	 दर सूची का प्रदर्शन: सभी दुकानो ंको अपनी दर सूची बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, जिसमें महिला मंडल, काजा 
द्वारा निर्धारित और अनुमोदित मूल्य शामिल होगा। प्रदर्शन सभी ग्राहको ंके लिए दृश्यमान, स्पष्ट और पढ़ने में सुगम होना 
चाहिए।

	नि यमो ंका प्रवर्तन: यदि कोई व्यक्ति या दुकान उपर्युक्त नियमो ंका उल्लंघन करते हुए पाई जाती है, तो बाजार विनियमन 
समिति और ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन निर्णयो ंका अनुपालन सभी संबंधितो ंव्यक्तियो ंके 
लिए अनिवार्य है।

काजा पंचायत की बाजार विनियमन समिति 
के समक्ष चुनौतियाँ:
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सभी विनियामक कार्य हैं जिन्हें पेसा अधिनियम सक्षम बनाता है। पेसा का एक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास स्थानीय 
संस्कृ ति और परंपराओ ंका सम्मान करे।

देर रात की गतिविधियो ंको सीमित करने, कैफे के पास धूम्रपान और शराब पर प्रतिबंध लगाने, तथा अपशिष्ट पृथक्करण को 
अधिदशित करने का निर्णय, स्थानीय संस्कृ ति, शांति और पर्यावरणीय पवित्रता को संरक्षित करने के समुदाय के इरादे को दर्शाता है, 
जो कि सांस्कृ तिक रूप से सुसंगत शासन के पेसा के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

स्थानीय लोगो ंऔर अन्य हितधारको ंने पेसा की शक्ति 
को स्वीकार करना शुरू कर दिया है:

  तेनज़िन ल्हामो, स्थानीय विक्रे ता:  “बाजार विनियमन समिति ने हमारे बाजार में निष्पक्षता लाई 
है। पहले, कीमतें असंगत थी,ं और पर्यटक अक्सर शिकायत करते थे। अब, स्पष्ट दर सूची और 
नियमो ंके साथ, मेरी छोटी सी दुकान बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और ग्राहक हम पर अधिक भरोसा 
करते हैं। बाजार को साफ रखने के लिए एमआरसी के प्रयास भी काज़ा को आगंतुको ंके लिए 
अधिक आकर्षक बनाते हैं।”

पेसा के तहत व्यापक निहितार्थ: काजा ग्राम पंचायत की सफलता सिर्फ़  स्थानीय सुधार नही ंहै, बल्कि संवैधानिक अधिकारो ंके 
ज़रिए आदिवासी सशक्तिकरण का प्रदर्शन है। यह दर्शाता है कि अनुसूचित क्षेत्र के शासन को स्थानीय आबादी की आकांक्षाओ,ं 
नैतिकता और पर्यावरणीय चिताओ ंको प्रतिबिबित करने के लिए किस प्रकार स्थानीयकृत किया जा सकता है, जो कि वास्तव में पेसा 
का लक्ष्य है। यह भारत भर के अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य ग्राम पंचायतो ंके लिए स्थानीय बाज़ारो ंऔर सामुदायिक विकास की ज़िम्मेदारी 
संभालने के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी स्थापित करता है।

  रिनचेन दोरजे, सामुदायिक सदस्य:  “एक निवासी के रूप में, मुझे हमारे ग्राम पंचायत के काम 
पर गर्व है। एमआरसी ने हमारे बाजार को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना दिया है। शाम को 
वाहनो ंपर प्रतिबंध से शोर कम हो गया है, और डस्टबिन नियम हमारे गांव को साफ रखता है। यह 
पर्यटन का स्वागत करते हुए हमारी स्पीति संस्कृ ति को संरक्षित करने की दिशा में एक कदम है।”

  सोनम डोलमा, अध्यक्ष, एमआरसी:  “एमआरसी का नेतृत्व करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 
फायदेमंद भी है।हम अपने समुदाय को पेसा अधिनियम के तहत अपने बाजार पर नियंत्रण करने 
के लिए सशक्त बना रहे हैं। कुछ गैर-आदिवासी व्यापारियो ंके प्रतिरोध और सीमित संसाधनो ंके 
बावजूद, हम निष्पक्ष शासन और अपनी परंपराओ ंकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

काजा पंचायत की कहानी पेसा अधिनियम की भावना का व्यावहारिक अवतार है। स्थानीय संस्था निर्माण, जमीनी स्तर पर भागीदारी 
और सांस्कृ तिक सुरक्षा के माध्यम से, यह दर्शाता है कि अनुसूचित क्षेत्र के शासन को शीर्ष-स्तर के प्रशासन से लोगो ंके नेतृत्व 
वाले, अधिकार-आधारित स्वशासन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही, यह पेसा के समक्ष मौजूद संरचनात्मक प्रतिरोध 
को भी उजागर करता है तथा जनजातीय स्वशासन को वास्तविकता बनाने के लिए राज्य स्तरीय मान्यता और समर्थन की तत्काल 
आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।
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परिचय
मध्यप्रदेश के छिदवाड़ा ज़िले के जुन्नारदव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पिडरई कला 
(चाउमाउ ग्राम) और ग्राम पंचायत चिकटबर्री (चिकटबर्री ग्राम) की ग्राम सभाओ ंने मिलकर 
एक सराहनीय पहल की। इन ग्राम सभाओ ं ने लगभग 40 बंधुआ मज़दरो ंको ठेकेदारी 
शोषण से मुक्त कराने के लिए निर्णायक कदम उठाया।

पहल और उसके प्रभाव
गांवो ंमें हर हाथ को काम चाहिए, लेकिन रोज़गार की सीमित उपलब्धता के कारण सभी को 
स्थानीय स्तर पर काम नही ंमिल पाता। ऐसी स्थिति में लोग मज़दरी के लिए अन्य स्थानो ंकी 
ओर पलायन करते हैं।

नवंबर 2023 में छिदवाड़ा ज़िले के 
जुन्नारदव जनपद की ग्राम पंचायत 
पिडरई कला और चिकटबर्री की ग्राम 
सभाओ ं से महाराष्ट्र  के सांगली से आए 
ठेकेदार अजय कुमार चौहान ने संपर्क  
किया। उसने कोल्हापुर में गन्ना कटाई 
और सड़क निर्माण के लिए मज़दरो ंकी 
आवश्यकता बताई। उसने आदिवासी 
परिवारो ं को 400-450 रुपए प्रतिदिन 
मजदूरी देने का वादा किया।

40 मजदूर, जिनमें सोहन दर्शमा, मनिया दर्शमा, तूम्मन कायदा, संदीप बैठे और अमरचंद 
कायदा शामिल थे, ठेकेदार की बातो ंमें आकर महाराष्ट्र  के कोल्हापुर चले गए। ग्राम सभा की 
शांति एवं विवाद निवारण समिति ने उनका पंजीयन पहले ही अपने पलायन श्रमिक रजिस्टर 
में कर लिया था और ठेकेदार को जिम्मेदारियो ंके प्रति अवगत कराया था।

शुरुआत में कुछ दिन तक भोजन और काम की व्यवस्था हुई। लेकिन मजदूरी मांगने पर 
ठेकेदार टालता रहा और फिर धमकाने तथा मारपीट पर उतर आया। करीब डेढ़ महीने तक 
मजदूरी नही ंमिली। अंततः सोहन दर्शमा ने अपने गांव में संपर्क  कर घटना की जानकारी दी।

पेसा कानून 
श्रमिको ंके 
अधिकारो ंकी 
रक्षा के लिए 
एक सशक्त 
साधन के रूप 
में उभरा है।

मध्य प्रदेश पेसा कानून की ताकत ने दिलाई 
बंधुआ मजदूरो ंको मुक्ति
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   बंधुआ मजदूरो ंकी वापसी हेतु ग्राम सभा की कार्यवाही

ग्राम सभा और शांति एवं विवाद निवारण समिति की बैठक बुलाई गई। पेसा 
नियम 2022 के नियम 24 (2) (क), (ख) के अनुसार कार्यवाही शुरू हुई। 
अजय ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रस्ताव पारित 
कर श्रमिक पंजी सहित मामला दमुआ थाने भेजा गया। चंूकि मामला दूसरे 
राज्य से जुड़ा था, इसलिए जुन्नारदव जनपद की सीईओ रश्मि चौहान ने 
कोल्हापुर पुलिस से समन्वय किया।

दोनो ंराज्यों में एफआईआर दर्ज होने के बाद स्थानीय विधायक से संपर्क  
किया गया। पुलिस की कड़ी चेतावनी के बाद ठेकेदार ने मजदूरो ंको रिहा 
किया। प्रशासन की मदद से 40 मजदूर ट्रे न द्वारा सुरक्षित गांव लौटे। वर्तमान 
में मामला दर्ज है और कानूनी कार्रवाई चल रही है।

   बंधुआ मजदूरो ंको ग्राम सभा ने कराया मुक्त

लगभग दो महीने की पीड़ा और शोषण के बाद, ग्राम सभा की सजगता 
और पेसा कानून की शक्ति से 40 मजदूरो ंकी घर वापसी संभव हो सकी। 
यह उदाहरण बताता है कि यदि ग्राम सभा जागरूक हो, तो कोई भी शोषण 
अधिक समय तक नही ंटिक सकता।

अब ग्रामीणो ंमें जागरूकता बढ़ी है—मजदूरी के लिए बाहर जाने से पहले 
पंजीकरण और अनुबंध सुनिश्चित करने की समझ विकसित हो रही है। पेसा 
कानून श्रमिको ंके अधिकारो ंकी रक्षा के लिए एक सशक्त औज़ार बनकर 
उभरा है।
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जनजातीय क्षेत्रों में प्रकृति  के साथ साथ प्रगति की मूल धारणा के अनुरूप  गावो ंके 
विकास में  पेसा अधिनियम एवं नियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कानून के 
तहत प्रदत्त सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक एवं सांस्कृ तिक अधिकारो ंका प्रयोग 

कर ग्राम खमढोडगी निरतर विकास के नए आयामो ंको प्राप्त करते हुए प्रदेश के अन्य ग्राम 
पंचायतो ंके लिए भी प्रेरणा का कें द्र बन गया है।

पृष्ठभूमि
छत्तीसगढ़ राज्य के पाँचवी अनुसूची क्षेत्र में स्थित उत्तर बस्तर कांकेर जिले के ग्राम पंचायत 
कोकपुर का आश्रित ग्राम खमढोड़गी जिला मुख्यालय से 11 किमी दूरी पर स्थित है। यहाँ 
का क्षेत्रफल 413 हेक्टेयर है। यहाँ की जनसंख्य 443  है, जिसमें 231 महिला व  212  
पुरूष है एवं साक्षरता 52 प्रतिशत है।

यहां पेसा अधिनियम 1996  तथा छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 के अन्तर्गत गाॅव के सम्पूर्ण 
विकास एवं परम्पराओ ंके संरक्षण व प्रबंध करने हेतु ग्राम सभा का गठन किया गया है। 
पेसा नियम के अनुरूप  ग्राम सभा के सदस्यों एवं अध्यक्ष के द्वारा विकासत्मक कार्यों के 
साथ-साथ प्रकृति  के संरक्षण संबंधी निर्णय लिये गए है, जिसे जिला प्रशासन की ओर से भी 
सहयोग किया जा रहा है ।

पहल एवं उसके प्रभाव
छत्तीसगढ पेसा नियम 2022 के नियम19 
एवं 20 के अन्तर्गत ग्राम खमढोड़गी में 
समितियो ं का गठन किया गया हैं, जिसमें 
प्रथम है - संसाधन, योजना एवं प्रबंधन 
समिति (Resource, Planning and Man-
agement Committee: RPMC) जो  गांव 
की समग्र विकास हेतु योजना का निर्माण, 
क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन कर रही 
है। दूसरी समिति है- शांति एवं न्याय समिति, 
जो गांव में आपसी समन्वय एवं परामर्श से 
विवादो ंका समाधान करती है। समिति गांव 

में शांति भंग करने वाली घटनाओ ंकी जांच कर उस पर कार्यवाही कर ग्राम सभा में उक्त 
रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। गांव स्तर पर किसी के द्वारा शांति भंग वं असामाजिक तत्वों के द्वारा 
अनैतिक कृत्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध ग्राम स्तर पर दण्ड राशि प्रावधानित किया 
गया हैं,जिसके कारण ग्राम में एक स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित है। 

यदि किसी के 
द्वारा ग्राम स्तर 
पर शांति भंग 
की जाती है तथा 
असामाजिक तत्वों 
द्वारा अनैतिक 
कार्य किया जाता 
है तो उसके 
विरुद्ध ग्राम स्तर 
पर जुर्माना राशि 
का प्रावधान किया 
गया है जिससे 
गांव में स्वस्थ 
एवं शांतिपूर्ण 
वातावरण स्थापित 
होता है।

छत्तीसगढ जल, जंगल जमीन का प्रबंधन 
करती ग्राम सभा खमढोड़गी
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इनके अतिरिक्त वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सामुदायिक वन संसाधन 
प्रबंधन समिति का गठन ग्राम सभा के माध्यम से किया गया है, जो गांव में स्थित 
सामुदायिक वन संसाधनो ंका संरक्षण  एवं प्रबंधन करती है। यह समिति गांव में 
स्थित जंगल में अवैध कटाई एवं आग से बचाव करना, वृक्षा रोपण कार्य, वनोपज 
संग्रहण जैसे - महुआ फूल, बीज (टोरी), हर्रा, बेहड़ा, चिरौजंी, लाख उत्पादन, 
कुसुम बीज, तेंदू पत्ता आदि का सामुदायिक रूप से प्रबंधन करती है। वन अधिकार 
मान्यता कानून 2006 अन्तर्गत गांव में वन संबंधी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य संचालित 
है जिसके कारण गांव को RoFRA (Recognition of Forest Rights Act)  ग्राम 
के नाम से भी जाना जाता है।

सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में स्थित होने के 
कारण गांव के लोगो ंमें जागरूकता 
एवं प्रचलित कानून की जानकारी की 
कमी थी जिससे लोगो ंका सामूहिक 
गतिविधियो ंमें भागीदारी नगण्य थी। 
ग्राम सभा में भी बहुत कम ग्रामीणो ं
की उपस्थिति होती थी। तकनीकी ज्ञान 
के अभाव में आजीविका के पारंपरिक 
साधनो ंपर ही निर्भरता थी। साक्षरता 
मे कमी  के कारण नवाचारो ंसे भी 
अनभिज्ञ थे। परंपरागत रूढ़ियो ंसे बंधे 
होने के कारण अधिकांश लोग गरीबी 
रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे। 

पेसा एवं वनाधिकार कानून के अधीन 
बनाये गये नियमो ंका प्रशिक्षण ग्राम 
पंचायत स्तर पर आयोजित करने से 
लोगो ंमें जागरूकता आयी। ग्राम सभा 
में सामुदायिक भागीदारी से निर्णय 
लेने के लिए सभी घरो ंसे एक स्त्री 
एवं पुरूष की उपस्थिति को अनिवार्य 
किया गया। वनोपज संग्रहण, मत्स्य 
पालन, bamboo rafting  एवं अन्य 
आर्थिक आजीविकामूलक गतिविधियो ं
में गांव के  अलग-अलग परिवारो ंको 
जोड़ा गया जिससे लोगो ंका जुड़ाव 
सुनिश्चित किया गया।

गांव को विकसित 
करने हेतु ग्राम सभा 
के माध्यम से गांव 
में कई नियम बनाये 
गये हैं। जैसे - जंगल 
को गाॅव स्तर में 4 
भागो ंमें बांटा गया 
है, जिसमें पशुचराई 
का क्षेत्र, निस्तार का 
क्षेत्र के अतिरिक्त 02 
संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें 
वृक्षारोपण और जल 
संरक्षण कार्य किया 
गया है। 

वन अधिकार मान्यता 
अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 
गांव में वन संबंधी कई 
महत्वपूर्ण कार्य संचालित 
किए जा रहे हैं, जिसके 
कारण गांव को RoFRA गांव 
के नाम से भी जाना जाता है।

चुनौतियाँ

मछली पालन में शामिल स्वयं सहायता समूह ग्राम खमढोडगी का गूगल मानचित्र
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ईको टूरिज्म

आजीविका संवर्धन 

	 जंगल को आग से बचाने के लिए नियम बनाए गए 
तथा दण्ड का प्रावधान भी किया गया 

	 जंगल की रक्षा के लिए प्रत्येक घर से बारी-बारी 
प्रति दिन एक व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है 

	 लकड़ी काटने के लिए ग्राम सभा की अनुमति लिया 
जाता है। 

	 गाँव में कोई किसी प्रकार की चोरी नही होता है, 
अगर कोई व्यक्ति चोरी करते पाया जाता है तो 
दण्ड लिया जायेगा। 

	 गाँव में शराब बेचना मना है, बेचते पाये जाने पर 
दण्ड लिया जायेगा। 

	 जगंली जानवरो ंको मारना मना है, मारते पाये जाने 
पर दण्ड लिया जायेगा। 

	 प्रत्येक परिवार से कम से कम एक महिला 
और पुरुष का में आना अनिवार्य है। 

	 ग्राम सभा का निर्णय उन सभी लोगो ंपर भी 
लागू होगा जो व्यक्ति ग्राम सभा में अनुपस्थित 
रहेगा। 

	 गांव में जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण 
कार्य किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत निजी 
एवं सामुदायिक 50 तालाब का निर्माण, 
कंटूर, बोल्डर, गेबिएन, परकोलेशन टैंक जैसे 
संरचना, मनरेगा, वन विभाग, वाॅटर शेड एवं 
समर्थन संस्था के द्वारा बनाया गया है। साथ 
ही जल संरक्षण हेतु भी लोगो ंको ग्राम सभा 
के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। 

ग्राम में स्थित खमढोड़गी जलाशय में बम्बू राॅफ्टिंग की 
शुरूआत किया गया है, जिसका सम्पूर्ण निगरानी ग्राम 
सभा की RPMC के  माध्यम से किया जा रहा है। इससे 
गांव के लोगो ंको रोजगार प्राप्त हुआ है। यह जलाशय 
चारो ंतरफ से पहाड़ो ंसे घिरा हुआ है, जिसके कारण यह 
स्थल पर्यटन केन्द्र के रूप में उभरा है और यहां पर देश-
विदश से लोग बम्बू राॅफ्टिंग का लुफ्त उठाने के लिए आ 
रहे हैं। 

गाॅव में सामुदायिक एवं निजी 50 तालाब का निर्माण 
किया गया है जिसमें ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह एवं 
व्यक्तिगत किसानो ंके द्वारा मछली पालन किया जाता हैं।  
स्वयं सहायता समूह एवं व्यक्तिगत किसानो ंके द्वारा सीता 
फल उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है   

पर्यटको ंकी बांस राफ्टिंग

मुख्य अतिथि द्वारा बांस राफ्टिंग का उद्घाटन सीताफल के गूदा का प्रसंस्करण
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क्रमांक स्व सहायता 
समूह

वित्तीय वर्ष 
2020&21

वित्तीय वर्ष  
2021&22

वित्तीय वर्ष 
2022&23

वित्तीय वर्ष  
2023&24

कुल राशि

1
जय माॅ  
मावली 30000-00 108000-00 135000-00 144000-00 417000-00

Sources: Primary Data

सीता पल्प उत्पादन की जानकारी

Sources: Primary Data

मछली पालन से कुल आय की जानकारी

क्रमांक स्व सहायता समूह 
का नाम

वित्तीय वर्ष 
2021&22

वित्तीय वर्ष 
2022&23

वित्तीय वर्ष 
2023&24

मछली पालन से  
कुल आय

1
जय माॅ मावली 

माता 6800-00 15000-00 17200-00 39000-00

2
नव युवक  

मंडल 8165-00 7685-00 26685-00 42535-00

3 ग्राम सभा समिति 35600-00 47260-00 55000-00 137860-00

          कुल राशि 50565-00 69945-00 98885-00 219395-00

सभी सामुदायिक तालाब के मेड में पौधा रोपण  स्वयं सहायता समूह की महिलाओ ंद्वारा किया गया है। गांव में मछुआ समूह  
के माध्यम से तालाबो ंसे मछली को पकड़ा जाता है। मछली पालन से प्राप्त राशि को ग्राम सभा कोष में जमा किया जाता है। 
उक्त राशि से अगले वित्तीय वर्ष के लिए मछली बीज क्रय किया जाता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के द्वारा  सीता 
फल के  पल्प से आईसक्रीम तैयार कर  विक्रय किया जाता जिसका लाभ स्वयं सहायता समूह को प्राप्त हो रहा है। साथ ही 
लघु वन उपज को भी स्वयं सहायता समुह  के द्वारा खरीदा जाता है जिससे उनके आय में वृध्दि होता है।

सामुदायिक मत्स्य पालन ग्रामीणो ंद्वारा मछली पकड़ने की गतिविधि















पेसा की पहल: सशक्तता और स्वशासन की कहानियाँ 117

मयूरभंज में जनजातीय समुदाय अब भी एक 
सामुदायिक नेतृत्व वाली न्याय प्रणाली के माध्यम से 
रोज़मर्रा के विवादो ंका समाधान करते हैं। यह प्रणाली 
औपचारिक न्याय व्यवस्था के समानांतर चलती है 
और जनसमर्थन के बल पर अपनी वैधता बनाए रखती 
है। इसमें हर ग्रामीण की भागीदारी सुनिश्चित होती है 
जिससे सामाजिक एकजुटता भी मजबूत होती है।

इस पारंपरिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व ग्राम के 
बुज़ुर्ग और धार्मिक/संस्कृ तिक प्रमुख करते हैं जिन्हें 
माझिया (ग्राम प्रधान) और नैकी (धार्मिक/सांस्कृ तिक 
मार्गदर्शक) कहा जाता है। अन्य सहायक भूमिकाएँ भी 
हैं जो इस प्रकार हैं.

हस्तक्षेप का संक्षिप्त विवरण

छटिया

सभा की जानकारी
 गांव में फैलाने का 

कार्य करता है

पराणिक

विवाद निपटान के दौरान 
सांस्कृ तिक नियमो ंके 
पालन की निगरानी 

करता है

गदेत

ग्रामीणो ंको सभा में 
शामिल होने के लिए 

प्रेरित करता है

जोगा

धार्मिक अनुष्ठानो ं
के लिए सामग्री की 
व्यवस्था करता है

विवाद समाधान की प्रक्रिया

विवाद के समाधान हेतु ग्राम सभा द्वारा गठित समिति परंपरा के अनुसार कार्रवाई करती है, साथ ही प्राकृति क न्याय 
के सिद्धांतो ंको ध्यान में रखती है।

सभी सुनवाई सार्वजनिक रूप से होती है और दोनो ंपक्षों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाता है।

समिति दोनो ंपक्षों की सुनवाई के बाद मामला ग्राम सभा को विचार हेतु प्रस्तुत करती है।

ग्राम सभा के सभी सदस्य समिति की अनुशंसा पर अपने विचार व्यक्त करते हैं।

1
2
3
4
5
6

आवश्यक संशोधन के बाद समिति अपना निष्कर्ष और प्रस्ताव दोबारा ग्राम सभा में प्रस्तुत करती है, जिसे सर्वसम्मति 
या बहुमत से निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

अंतिम उद्देश्य केवल विवाद का समाधान नही,ं बल्कि गांव में सौहार्द्र  और सामंजस्य का वातावरण बनाना होता है।
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	 त्वरित और कम 
लागत वाला न्याय, 
जिससे लंबी कानूनी 
प्रक्रिया और दूरस्थ 
अदालतो ंकी 
आवश्यकता कम 
होती है।

	 जनजातीय 
पहचान और 
शासन प्रणाली 
का संरक्षण व 
सशक्तिकरण।

	 समुदाय की 
आंतरिक विवाद 
निपटान क्षमता का 
विकास, जिससे 
बाहरी हस्तक्षेप की 
आवश्यकता घटती 
है।

	 निर्णय न्यायिक 
विजय नही,ं 
बल्कि सामाजिक 
पुनर्मिलन पर 
आधारित होते हैं।

	 निर्णय 
सार्वजनिक 
बैठको ंमें होते 
हैं, जिससे 
पारदर्शिता और 
सहभागिता बनी 
रहती है।

परिणाम

निष्कर्ष

पारंपरिक प्रथाओ ंऔर संवैधानिक कानूनो ंका समन्वय आवश्यक है ताकि विधिक बहुलवाद (Legal Pluralism), न्याय तक पहुंच, 
सांस्कृ तिक विविधता और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
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